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संख्‍या: सीआर/8(24)/2001                          दिनांक 31 जुलाई,2002
दिनांक 19 जुन 2001 की अधिसूचना संख्‍या: साकानी 440(ई) के माध्‍यम से वाणिज्‍य पोत परिवहन (सीडीसी) नियमावली 2001‍ को अधिसूचित किय गया था । उपर्युक्‍त नियमावली के नियम 4(3) में यह निर्धारित किया गया हैं, “युटिलिटी हैंड की श्रेणी में सीडीसी तभी जारी किये जायेगी जब आवेदक नौवहन कंपनी द्वारा प्रयोजित हैं “ फिर भी इस निदेशालय का ऐसा अनुभव रहा हैं कि नौवहन कंपनी द्वारा नियोजन के ऐसे प्रस्‍ताव सिर्फ कागजी होते  हैं और बहुत ही कम कंपनीयों ने और कुछ कंपनीयों ने इसे मानने से इंकार किया हैं, साथ ही इस अपेक्षा से भ्रष्‍टाचार को बढ़ावा मिलता हैं और नौवहन कंपनी ने गैर कानुनी ऐजेंटो साथ साथ मालमता इक्‍कठा करके निकल लेने वाले ऑपरेटरों को ही के प्रावधान के लाभ होते है। 
2.इसके अलावा 24 ऐप्रिल 2000 को किये इस निदेशालय ने पोत स्‍वामीयों और समुद्री कर्मीयों की युनियनों के साथ के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक की जिसमें इस बात पर सर्व सम्‍मति से निर्णय लिया गया कि युटिनलिटी हैँड की श्रेणी में सीमित रुप से ही उन नाविकों के सुपुत्रों—आश्रितो के ही जारी किये जाये जिनकी मृत्‍यु हो गई हो या शारीरिक अक्षम हो गये हैं। समुद्री कर्मियों की युनियनो द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि युटिलिठी हैंड के रुप में सीडीसी प्राप्‍त करने के लिए नियोजन के प्रस्‍ताव को प्रस्‍ताव को प्रस्‍तुत किये जाने की अपेक्षा से भी छुट प्रदान की जाये चुंकि ऐसी शिकायते हैं जिन्‍होने कंपनीयों के गैर कानुनी ऐजेंटों – भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा कंपनी के पत्रर्शीषों पर नियोजन के प्रस्‍ताव पर विचार किये जाने के लिए, इस बात से अनभिज्ञता नाविकों को जारी किये गये। 
3. पूर्ववर्ती को दृष्टिगत रखते हुए नौवहन महानिदेशालय ने वाणिज्‍य पोत परिवहन अधिनियम  1958 के धारा 456 के अंतर्गत एक आदेश जारी किया कि दिनांक 23/8/2001 के वर्ष 2001 के नौवहन महानिदेशालय के आदेश संख्‍या 9 के अनुसार वाणिज्‍य पोत परिवहन, सीडीसी नियमावली के नियम 4(3) के अंतर्गत “ टिप्‍प्‍णी में यह निर्धारित किया गया कि युटिलिटी हैंड श्रेणी में सीडीसी को जारी किये जाने से छुट प्रदान की जाती हैं । इस आदेश में युटिलिटी हैंड के रुप में सीडीसी जारी किये जाने को मात्र उन्‍ही तक सीमित किया जो कि ऐसे नाविकों के सुपुत्र आश्रित हैं जो सेवा में रहते जिनकी या तो मृत्‍यु हो गई हो या जो शारिरिक रुप से अक्षम हो गये।

4. 17 जुन 2002 के पत्र के माध्‍यम ेस बंबई उच्‍च न्‍यायालय ने वर्ष 2001 की रिट याचिका संख्‍या: 2506 में भारत संघ के सीनीयर कॉनसिलर द्वारा यह बात बताई गई थी , व माननीय उच्‍च न्‍यायालय ने अपना मंतव्‍य प्रगट किया हैं कि वर्ष 2001 के महानिदेशक आदेश संख्‍या: 9 जो कि उन नाविकों के सुपुत्रों या आश्रितो को ही प्रतिपूर्ती के आधार पर युटिलिटी हैंड की श्रेणी मे सीडीसी जारी किये जाने के संदर्भ में हैं जिनका कि सेवा में रहते देहांत हो गया हो या शारिरीक रुप से अक्षम हो गये, यह भेदभाव जारी हैं तथा यह संवैधानिक प्रावधानो का उल्‍ल्‍घंन हैं।“ अनुवर्ती रुप से नौवहन महानिदेशालय बंबई में 18 जुन 2002 को इंसा,मासा, और कोयमा के प्रतिनिधियों के लिए नौवहन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया ताकि भारत और विदेशी जलयानों पर युटिलि‍टी हैंड को नियोजित करने की संभावना को अभिनिश्च्ति की जाये तथा इस श्रेणी मे सीडीसी जारी किये जाने की व्‍यापक समिक्षा की जाये। इंसा के प्रतिनिधियों द्वारा यह सुचित किया गया कि युटिलिटी हैंउ की श्रेणी से भारतिय पोतो पर तेजी से भरती चली जा रहीं है तथा उनका सुझाव था कि युटिलिटी हैंड की श्रेणी को समाप्‍त कर दिया जाये । क्‍योकि नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी सुरक्षाप्रद जलनियोजन के मार्गदर्शी सिध्‍दातों में युटिलिटी हैंड को शामिल नहीं किया गया । मासा और कोसमा के प्रतिनिधियों द्वारा विशेषरुप से इस बात का उल्‍लेख किया गया कि विदेशी जलयानो पर उनकी सदस्‍य कंपनी या युटिलिटी हैंड के भर्ती नहीं करती। विस्‍तृत बात चित के उपरांत सामान्‍य सहमती यह बनी कि युटिलिटी के रुप में सीडीसी जारी किये जाने को बंद कर दिया जाये।  

5.पूर्ववर्ती परिष्टि के आलोक में नौवहन एवं अवर सचिव, भारत सरकार को उक्‍त शक्तियों का प्रत्‍यायोजन करने वाली दिनांक 17 दिसंबर 1960 की भारत सरकार द्वारा जाये, एसओ संख्‍या: 3144 अधिसूचना के साथ पठित केंद्रीय सरकार के वाणिज्‍य पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 456 के खंड 1 की शक्ति का प्रयोग करते हुए वे इस बात से संतुष्‍ट हैं कि युटिलिटी हैंड की श्रेणी में सीडीसी जारी किये जाने को समाप्‍त कर दिया जाये, नौवहन महानिदेशालय, एवं अवर सचि‍व, भारत सरकार युटिलिटी हैंड की श्रेणी में सीडीसी मान्‍य किये जाने की अपेक्षा से छुट प्रदान करते हैं 

बशर्ते वाणिज्‍य पोत परिवहन सीडीसी नियमावली 2001 के नियम के उपनियम 3 के उप नियम 2 के खंड 2 (i) और खंड (ii) और उपर्युक्‍त नियमावली के अंतर्गज नियम 4(3) के नोट के अनुसार हो। 
6. यह आदेश दिनांक 23/8/2001 के नौवहन महानिदेशक आदेश संख्‍या: 9 के अधिक्रमण में जारी किये जाते हैं तथा यह 2002 से प्रवृत होगां । 31 जुलै 2002 या 
इससे पहले नाविक पालो द्वारा प्राप्‍त युटिलिटी की श्रेणी में सीडीसी के आवेदनो पर विघ्मान नियमों तथा इस निदेशालय द्वारा जारी किया गया मार्गदर्शी सिध्‍दातों के अनुसरण में कार्रवाई की जायेगी। 
हस्‍ताक्षर।- 
(डी.टी.जोसेफ) 
नौवहन महानिदेशक एवं अवर सचिव,भारत सरकार,

पोत परिवहन मंत्रालय, 
